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अतारांकित प्रश्न संख्या 4092
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किए जाने के विरोध में ज्ञापन
4092.
डा॰ संजय सिंह: 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किए जाने के विरोध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख)
यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विगत चार वर्षों से बैंक बोर्डों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई है;

(ग)
यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कमियों को छुपाने के लिए उनके निजीकरण पर विचार कर रही है; और
(घ)
सरकार द्वारा बैंकों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने हेतु प्रभावी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): जी, हाँ। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)का निजीकरण किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। 
(ख):वर्ष 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गयी थी और लेखा परीक्षा का कार्य निष्पादन ब्यूरो को सौंपा जाने वाला कार्य नहीं है।
(ग): संघीय बजट 2016-17 के बजट भाषण में यह कहा गया था की आईडीबीआई  बैंक की परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ की गयी है और सरकार इसे आगे ले जाएगी और इसकी हिस्सेदारी को 50% से  कम करने के विकल्प पर भी विचार करेगा।
(घ):सरकार ने विवेकपूर्ण और स्वच्छ ऋण देने और अच्छे अभिशासन के लिए पीएसबी सुधार कार्यसूची के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 2,11,000 करोड़ रुपये के पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण की शुरुआत की है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधिनियमन और राष्‍ट्रीय कम्‍पनी कानून अधिकरण की संहिता के अंतर्गत उच्च मूल्य वाले एनपीए के संदर्भ के माध्‍यम से दबावग्रस्‍त आस्तियों के समयबद्ध समाधान की प्रक्रिया शुरु की गयी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन तथा छ: नए ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना से वसूली इकोसिस्टम को भी मजबूती मिली है।   
*****
